भारत सरकार
वित्‍त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या- 67
 (जिसका उत्‍तर 22 नवम्बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाने वाला है।)
जाली मुद्रा पर श्वेत-पत्र

67. श्री ए० इलावरासनः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः 
(1) क्या आसूचना ब्यूरो, अनुसंधान और विश्लेषण शाखा, राजस्व-आसूचना निदेशालय तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से, जाली भारतीय मुद्रा के संबंध में तैयार किए गए श्वेत-पत्र में यह कहा गया है कि भारत में परिस्थापित 1000 रुपये के चार नोटों में से एक नोट जाली है; 

(2) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(3) क्या रिपोर्ट में पाकिस्तान पर भी उँगली उठाई गई है और यह कहा गया है कि भारी मात्रा में जाली नोट बनाने और उसके वितरण में इसके अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं; और 
(4) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हमारे देश में जाली नोटों को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? 

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) और (ख): जी, नहीं। तथापि, भारत में उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) की तस्करी करने और छापने के कारण उत्पन्न खतरे का आकलन करना और इसके लिए उपचारी उपायों की सिफारिश करना, एफ आई सी एन समन्वय प्रकोष्ठ (एफसीओआरडी) का एक अभिनिर्धारित कार्य है। केन्द्रीय आसूचना एजेंसियों के अलावा, राज्य पुलिस संगठनों के साथ-साथ राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस कार्य से जुड़े हैं। ये एजेंसियां एक-दूसरे के सहयोग से आवधिक रुप से रिपोर्टें और आकलन तैयार करती हैं और संचालनात्मक एवं नीतिगत कार्रवाइयों हेतु उनका आदान-प्रदान करती हैं। 
(ग) और (घ): उपलब्ध जानकारियां यह इंगित करती हैं कि जाली भारतीय करेंसी नोट एक पड़ोसी देश में छापे जाते हैं तथा विभिन्न पड़ोसी देशों के माध्यम से  भारत में भेजे जाते हैं। 





जाली भारतीय करेन्सी नोटों से संबंधित खतरे के बहु-आयामी पहलुओं से निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियां जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र और राज्यों की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आदि एक साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि जाली भारतीय करेन्सी नोटों से संबंधित अवैध क्रियाकलापों को रोका जा सके। इन एजेंसियों के कार्य की आवधिक समीक्षा इस उद्देश्य के लिए गठित नोडल समूह (एफसीओआरडी) द्वारा की जाती है। एफसीओआरडी (एफआईसीएन समन्वय प्रकोष्ठ) विश्व में जाली भारतीय करेंसी नोटों के परिचालन/तस्करी के संबंध में सभी उपलब्ध जानकारी/आसूचना का समन्वय/आदान-प्रदान करता है और उसका विश्लेषण करता है। कार्यात्मक स्तर पर राज्यों से समन्वयन के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है तथा तस्करी/परिचालन किए गए जाली भारतीय करेन्सी नोटों के लिए राजस्व आसूचना महानिदेशालय को अग्रणी आसूचना एजेंसी के रुप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को इस खतरे से निपटने के लिए इस प्रकार के अपराधों की जांच करने तथा अभियोजन चलाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। सरकार ने आतंकवाद के वित्त-पोषण तथा जाली करेंसी के मामलों की जाँच पर ध्यान दिए जाने के लिए वर्ष 2010 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में आतंकवाद-वित्त पोषण एवं जाली करेंसी प्रकोष्ठ (टीएफएफसी) की स्थापना भी की है। 
      उच्च मूल्य के करेंसी नोटों में सुरक्षा संबंधी विशेषताओं को निरंतर उन्नत (अपग्रेड) किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों द्वारा जाली नोटों की पहचान किए जाने से संबंधित तंत्र को सुद्दढ़ किया है। 
       
सरकार ने हमेशा अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाया है।
---------०--------
